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  vkokl ,oa volajpuk lqfo/kk,a 

70- 
Jh Vhñ ,eñ lsYokx.kifr% 
D;k vkokl vkSj 'kgjh xjhch mi'keu ea=h ;g crkus dh d``ik djsaxs fd% 

¼d½ 
D;k ;g lp gS fd ljdkj us jkT;ksa dks vius fy, fof'k"V :i ls rS;kj vkokl uhfr dks

vuqefr nsus dk fu.kZ; fy;k gS D;ksafd vyx&vyx jkT;ksa esa vyx&vyx fu;e gksus

ds dkj.k ,dhd`r fn'kk&funsZ'k ykxw djuk dfBu gksrk gS] ;fn gka] rks rRlaca/kh C;kSjk D;k gS( vkSj 

¼[k½
 D;k ;g Hkh lp gS fd ljdkj us jkT; ljdkjksa ds ijke'kZ ls vkfFkZd :i ls detksj

oxks± ds fy, lLrs ?kjksa ij fo'ks"k tksj nsrs gq, vkokl gsrq izk:i uhfr;ka cukus ds fy, ijke'kZnkrk fu;qDr djus dk fu.kZ; fy;k gS] ;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS\ 

उत्तर
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री
 (डा0 (कुमारी) गिरिजा व्‍यास)

(क) : 'भूमि' एवं 'कालोनाइजेशन' दोनों राज्‍य के विषय है और राज्‍य सरकारों का यह उत्‍तरदायित्‍व है कि वे शहरी क्षेत्रों सहित स्‍वयं आवासीय नीतियां तैयार करें । इसके अतिरिक्‍त यह राज्‍य सरकारों का परमाधिकार है कि वे अपने क्षेत्रीय, सांस्‍कृतिक और समाजिक-आर्थिक के संदर्भ में उनकी अपनी अनुकूल आवासीय नीतियां हों । राज्‍यों को अपनी सुविधा अनुकूल आवासीय नीति तैयार करने के लिए केन्‍द्रीय सरकार से किसी प्रकार की अनुमति लेने की आवश्‍यकता नहीं है । हालांकि, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय राजयों को अपना प्रोत्‍साहन एवं समर्थन दे रहा है कि वे अपनी-अपनी राज्‍य शहरी आवास एवं पर्यावास नीत (एसयूएचएचपी) और राज्‍य शहरी आवास एवं पर्यावास कार्रवाई (एनयूएचएचपी) करें जैसे कि राष्‍ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति (एनयूएचएचपी) 2007  में उल्‍लेख किया गया है । कुछ राज्‍यों ने पहले से ही अपनी राज्‍य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति (एसयूएचएचपी)तैयार कर ली है । 
(ख): आवासीय नीतियां तैयार करने विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु किफायती आवासों के लिए सलाहकारों की नियुक्ति करने का कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है ।  
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